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सं . ओ.वि. सोनीपत/ 16-85/10530. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म. पारगेनो केमीकल इण्डस्ट्रीज , 
इण्डस्ट्रीयल एरिया , सोनीपत , के श्रमिक श्री इलम चन्द तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है । 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, प्रव , मौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा (1 ) के खण्ड ( ग ) वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिक्षक 6 
नवम्बर , 1970, के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं . 3854 - ए. एस . प्रो .( ई ) भ्रम -701348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उस 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को .विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचे लिखा 

मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्विष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विधायन मामला है या उक्त विवाद 
-से सुसंगत या सम्बंधित मामला है: -- 

क्या श्री इलम चन्द को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

६० मो ०वि ०/ सोनीपत/ 15-85/ 10537. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राये है कि म . पारगेनो रबड़ प्रा . लि ., इण्डस्ट्रीयल 
एरिया , सोनीपत , के अमिक श्री हीरा लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई पोखोगिक 
विवाद है ; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , मन , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 -श्रम/ 70/ 32573 , दिनांक 6 नवम्बर , 1970 

पठित सरकारी अधिसचना सं . 3864 - ए.एस.ओ.(ई) श्रम -70/ 1348, दिनांक 3 मई, 1970 द्वारा उस अधिनियम को 
धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यापनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुडंगत या संबंधित मामला है : 


- 


के साथ 


१ 


क्या श्री हीरा लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहों , तो वह किस राहत का इकार है ? 

सं . ओ. वि./ सोनीपत / 7-84/ 105 44.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये कि मै . प्रशासक नगर पालिका , 
खरखोदा, सोनीपत , के श्रमिक श्री जगबीर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है । 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


ܐܶܦ݂ܶܗ 


इसलिए , मन , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान हो गई . 
भक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपात इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-1-70/ 32573, दिनांक 
नवम्बर , 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3664- ए. एस.पो. (ई)-श्रम -70/ 1348 , दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विरादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला न्याय निर्णय हेतु निदिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बोच या तो विवादपस्त मामला है या उक्त विशद : 
से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

क्या श्री जगबीर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक है ? पवि नहीं , तो वह किस राहत रहार है ? 


सं ० मो ० वि ० / रोहतक/ 9.85/ 10551. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै . मोहन मीनिंग मिल , रोहतक , 
के श्रमिक श्री भीम सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक 


विवाद है ; 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायंनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , प्रय, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शस्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी मधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम/ 70/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 


( 
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1970 के 


. 


साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं ० 

अधिसूचना सं ० 3864-ए. एस. ओ. (ई ) श्रम -70/1343, · दिनांक 8 मई , 1970 
रा उपत प्रधिनियम की धारा 7 के मधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेसिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादपस्त मामला है या 
उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है : 


- 


क्या श्री भीम सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . ओ. वि ./ फरीदाबाद/ 224-84/ 10558.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . डाबरी वाला स्टील 
एण्ड इन्जीनियरिंग क ० लि ., प्लाट नं 0 136, सैक्टर -24, फरीदाबाद के श्रमिक श्री नवल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित के मामले में कोई आद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इत, लिए, अब प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उस धारा ( 1 ) खंड ( ग ) द्वारा प्रदान की 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा को राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं.15415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 
7 के अधीन गठित धम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिये निर्दिष्ट करते हैं. जो कि स्वत प्रदाधकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित मामला है : 

क्यों श्री नवल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


दिनांक 18 मार्च, 1985 


J 


सं ० ओ ० वि ०/पानीपत/ 98-84/ 10934. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मनेजिंग डायरेक्टर, हरियाणा 
स्टेट माइनर, इरीगेशन टयुबेल कारपोरेशन, चण्डीगढ़ , कार्यकारी अभियन्ता , एम . आई. टी . सी ., थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पानीपत , 
के श्रमिक श्री सुरत सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44) -84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
के लिए निर्दिष्ट करते है जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुंसगत अथवा संवन्धित 
मामला है : -- 

क्या श्री सुरत सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नही तो वह विस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./ हिसार/ 38-84/10955.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल कि राय है कि मै. प्रमुख अभियन्ता , पब्लिक 
हैल्थ हरियाणा , चण्डीगढ़, ( 2) कार्याकारी , अभियन्ता , पब्लिक हैलथ डिविजन नं . 1, हासी , ( 3) कार्याकारी अभियन्ता , पब्लिक हैल्थ , 
डि ० नं ० 2, हिसार, के श्रमिक श्री रमेश दास तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप घारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1 - श्रम 70/32573, दिनांक 6 
मवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864 - ए- एस - प्रो . ( ई) -श्रम/ 70/1348, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री रमेश दास की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


